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विषय : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विसंगतियां
1800. चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कितने बीमित किसानों को उनके फसल नुकसान दावा पर 100 रुपये से कम की दावा राशि प्रदान की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों को 1 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच दावा राशि दी गई है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस विसंगति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)
(क) से (घ) : स्‍कीम के प्रावधानों के अनुसार व्‍यापक रूप से फैली आपदाओं से उत्‍पन्‍न नुकसानों की भरपाई क्षेत्र अप्रोच के आधार पर की जाती है और यदि बीमित अवधि में परिभाषित क्षेत्र से संबंधित बीमित फसल की वास्‍तविक प्रति एकड़ औसत उपज (फसल कटाई अनुभवों की अपेक्षित संख्‍या के आधार पर) विनिर्दिष्‍ट थ्रेशोल्‍ड उपज से कम है तो उस परिभाषित क्षेत्र में फसल उगाने वाले सभी बीमित किसानों को उस उपज में होने वाली कमी की उसी प्रतिशतता से पीड़ित माना जाएगा चाहे यह निम्‍नलिखित सूत्र के अनुसार 1 %, 2 %, 5 %, 25 % अथवा 100 % हो: 
(उपज में कमी/थ्रेशोल्‍ड उपज) X किसान के लिए बीमित राशि
(उपज मे कमी= थ्रेशोल्‍ड उपज-परिभाषित क्षेत्र के लिए वास्‍तविक उपज)। 
इस प्रकार बीमित किसानों की दावा राशि विभिन्‍न मानदंडों यथा बीमित राशि, बीमित कृषि भूमि के आकार और उपरोक्‍त सूत्र आदि के अनुसार उपज में कमी की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों में 100 रुपए से कम दावों वाले 7,58,109 बीमित किसानों को 302.33 लाख रुपए की दावा राशि दी गई है। तथापि, मुख्‍य फसलों के नुकसान का मूल्‍यांकन करने के लिए ईकाई से संबंधित आधारभूत जोखिम को कम करने के प्रयोजनार्थ ग्राम/ग्राम पंचायत स्‍तर तक पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा इस स्‍कीम के तहत ओलावृष्‍टि, भू अपरदन, सौलाब, प्राकृतिक, आग, बादल के फटने, चक्रवातीय, गैर मौसमी वर्षा और ओले के कारण फसलोपरांत नुकसान जैसे स्‍थानीयकृत जोखिमों को भी बीमा सुरक्षा दिए जाने की भी परिकल्‍पना की गई है जिसके तहत अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र/प्‍लाट प्रभावित होते है तथा फसल को पहुंचने वाले नुकसानों का मूल्‍यांकन किसान के खेत स्‍तर पर किया जाता है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ फसल उपज/नुकसानों के मूल्‍यांकन के लिए बीमा ईकाई का दर्जा कम कर दिया जाए। 
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